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ऑनलाइन सɅसरͧशप कȧ ओर बढ़ती सरकार 

 

 

 

 
केÛ ġ सरकार ने आईटȣ Ǔनयम, 2021 मɅ कुछ बदलाव ͩकए हɇ। ये बदलाव सरकार के अपने Ǒहत मɅ ͩकए गए हɇ। सरकार 

न ेऑनलाइन मचंɉ, ͪवशषे कर मेटा और X को तीन घटें कȧ समय सीमा के अदंर आपͪƣजनक कंटɅट हटाने का Ǔनदȶश 

Ǒदया है। è पç ट है ͩक सरकार अपने ͪवǾɮध Ĥकाͧशत सामĒी को सɅसर करने का दबाव बना रहȣ है।  

एआई स ेबने कंटɅट पर ͧशकंजा कसने कȧ आड़ मɅ सरकार तानाशाहȣ कर रहȣ है। इस कदम स ेअͧभå यिÈत कȧ è वतğंता 

का मãू य घट जाता है। इंटरनेट एक ऐसा माÚ यम बन गया है, िजसमɅ हर Įेणी का वयè क अपनी आवाज उठा सकता है। 

य ेè वतğं आवाजɅ, तीखी आलोचना और è वतğं आदश[, ͩकसी भी लोकतांǒğक समाज का जǾरȣ Ǒहè सा है।  

सरकार ने आई टȣ काननू, 2000 के सÈे शन 69ए और 79(3)(बी) का इè तमेाल करके मचंɉ पर दबाव बनाया है। देश भर 

के पुͧ लस अͬधकाǐरयɉ के ͧलए तथाकͬथत सहयोग पोट[ल खोला गया है। इस पोट[ल मɅ सेÈ शन 79(3)(बी) के तहत आने 

वाल ेअनरुोधɉ को सɅसर करने के ͧलए पुͧ लस को अǓतǐरÈ त शिÈत दे दȣ गई है। आई टȣ काननू ऐसी कोई अनमुǓत नहȣ ं

देता है।  

ͩफलहाल, सरकार ने ससंद मɅ काननू पाǐरत करके अपनी इन शिÈतयɉ को औपचाǐरक बनाने पर कोई कदम नहȣं उठाया 

है। दसूरȣ ओर, सोशल मीͫडया मचं सरकार स ेउलझने स ेकतरा रहे हɇ। उÛ हɉन ेसरकार Ǔनदȶͧशत टेकडाउन नोǑटस को 

ऑटोमǑैटक Ĥोसेस करना è वीकार कर ͧलया है। दखुद यह भी है ͩक ͪवप¢ी दल इसका ͪवरोध करने के बजाय अपने ɮवारा 

शाͧसत राÏ यɉ मɅ सहयोग पोट[ल का जमकर लाभ उठा रहा है।  

(‘द ǑहÛ द’ू मɅ Ĥकाͧशत 04/05/2026 के संपादकȧय पर आधाǐरत)  


